
प्रश्न इच्छामतृ्यु की वैधता काभारतीय संववधान के अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत ममले जीवन के अधधकार में ककसी 
व्यक्तत की प्राकृततक अथवा  स्वाभाववक आयु को घटाने या खत्म करने का अधधकार नह ं आता। आईपीसी की 
धारा 309 के अन्तर्गत आत्महत्या को अपराध माना र्या है। इसमलए कोई भी व्यक्तत अपनी मजी से जीवन को 
खत्म करने का अधधकार  नह ं है। इतना ह  नह ं, यदद कोई अन्य व्यक्तत ककसी पीडित व्यक्तत के कष्ट को समाप्त 
करने के मलए ह  सह , दया मतृ्यु की मांर् करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 304 के तहत हत्या का मामला 
चलाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कक हमारे देश के कानून में न तो इच्छामतृ्यु और न ह  दया मतृ्यु 
की इजाजत द  र्ई है। सम्भवत: इस मनाह  को कानून के मानवीय स्वरूप से जोड़ा र्या है। ववषय से जुिे प्रश्न के 
ववश्लेषण के मलए यहां सवोच्च न्यायालय के उस तनणगय का उल्लेख आवश्यक है,जो माचग 2011 में अरूणा 
रामचन्रन शानबार् के प्रकरण में सुनाया र्या था। इस तनणगय में यह कहकर कक वतगमान में देश में इच्छामतृ्यु पर 
कोई कानून नह ं है, दयामतृ्यु की याधचका को खाररज कर ददया था। वस्तुत: इच्छामतृ्यु अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा 
है तथा इसे वैध घोवषत करने से पहले इसके ववववध पहलुओं पर र्ौर करना आवश्यक है। 

इस प्रश्न के दो पहलू हैं। इच्छामतृ्यु से असहमतत जताने वालों का कहना है कक भारत में सेवा भाव की प्रधानता 
रह  है। अत: मरणासन्न व्यक्तत की अक्न्तम सांस तक सेवा करनी चादहए, भले ह  वह ककतनी भी कष्टप्रद क्स्थतत 
में तयों न हो। ककसी हद तक यह तकग  उधचत भी है, ककन्तु यहां उस व्यक्तत की मजी का ववशेष महत्व है कक मौत 
उसे बेहतर ववकल्प तो नह ं लर् रह  है। क्जन्दर्ी जब ऐसा बोझ बन जाए कक उसे उठा पाना मुमककन न हो तो 
इस दशा में रोर्ी के कष्ट को देखते हुए इच्छामतृ्यु की अनुमतत ददए जाने में बुराई नह ं है। सुववधाओं के अभाव में 
भी इसकी अनुमतत द  जा सकती है। इच्छामतृ्यु के पक्षधारों का मानना है कक प्राण और चेतना पर व्यक्तत के 
अधधकार को वर यता द  जानी चादहए। इच्छामतृ्यु को अनुधचत बताने वालों का यह मानना है कक यह कृत्य 
नैसधर्गक व्यवस्था के प्रततकूल है। वे इसे ईश्वर य सत्ता से जोड़ कर देखते हैं और यह मानते हैं कक जीवन ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त एक सुन्दर सौर्ात है। ईश्वर ह  जीवन देता है और उसे ह  इसे समाप्त करने का अधधकार है। अत: 
सब कुछ ईश्वर य सत्ता पर छोड़ देना ह  शे्रयस्कर है। यह ऐसा संवेदनशील मुद्दा है क्जस पर आम सहमतत बन 
पाना बहुत मुक्श्कल है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी में कोई भी तनणगय नह ं मलया जा सकता, तयोंकक इसे 
वैध ठहराकर कानून तनममगत करने की क्स्थतत में इसके दरुूपयोर् की सम्भावनाओं से इन्कार नह ं ककया जा सकता 
है। यह  कारण है कक न केवल भारत में, बक्ल्क ववश्व के अनेक ववकमसत एवं ववकासशील देशों में इसकी वैधता को 
लेकर बहस तछड़ी हुई है। जैसा कक पहले ह  इंधर्त ककया जा चुका है कक संवैधातनक दजाग ममलने की दशा में इसके 
व्यापक दरुूपयोर् की सम्भावना है। ऐसा ऑस्रेमलया में हो भी चुका है। आस्रेमलया ह  वह देश है जहां सबसे पहले 
वषग 1995 में इच्छामतृ्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की र्ई। 

 1996 में वहां इच्छामतृ्यु के कानून को लार्ू ककया र्या। देखते ह  देखते वहां इच्छामतृ्यु की बाढ़ सी आ र्ई। 
आए ददन  इसके दरुूपयोर् के मामले सामने आने लरे्, क्जन्हें देखते हुए वहां की सरकार को कदम पीछे खींचने 
पड़े। 25 माचग 1997 को आस्रेमलया में यह कानून समाप्त कर ददया र्या। कहने का आशय यह है कक इच्छामतृ्यु 
को कुछ ववशेष दशाओं में वैधातनक दजाग तो ददया जा सकता है, ककन्तु इसके मलए फंूक-फंूक कर कदम रखने की 
जरूरत है ताकक इसके दरुूपयोर् की सम्भावनाएं न रहें। भारत जैसे देश में ,जहां भ्रष्टाचार और अराजकता के साथ 
पाररवाररक ववघटन और बुजुर्ों की उपेक्षा का चलन बढा है वहां तो और भी अधधक सतकग ता बरती जानी चादहए। 
ववशेष पररक्स्थततयों में इच्छामतृ्यु को संवैधातनक दजाग देने से पूवग यह तनतान्त आवश्यक है कक इस वववादास्पद 



मुद्दे पर संसद में एक पररचचाग कराई जाए और उससे ममलने वाले रूझानों को देखते हुए अक्न्तम एवं स्थाई 
व्यवस्था का तनधागरण ककया जाये। 

ऐसा करते समय कानूनी, सामाक्जक, नैततक एवं मानवीय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। ऐसे उपाय भी 
सुतनक्श्चत ककए जाए ताकक इसके दरुूपयोर् की र्ुंजाइश न रहे। हमारे देश में वधृ्दों की क्स्थतत पहले से ह  
धचन्तनीय है। भ्रष्ट व्यवस्था ने सारे पैमाने ध्वस्त कर ददए है। सरे् सम्बक्न्धयों द्वारा वधृ्दों की सम्पवत्त हड़पने के 
मामले रोज सामने आ रहे है। ऐसे में पूर  पूर  सम्भावना इसके दरुूपयोर् की है। वैधातनक क्स्थतत को हधथयार 
बनाकर यदद इसका दरुूपयोर् ककया जाने लर्ा तो क्स्थतत अत्यन्त भयावह, ववकराल  और अराजक हो जाएर्ी। 
दषु्पररणाम सामने आयेंरे् और कानून व्यवस्था को नई चुनौततयों का सामना करना पड़ेर्ा। अत: इस ददशा में 
सुधचतंतत पहल की जरूरत है। इच्छा-मतृ्यु के सामाक्जक तनदहताथग तो, खासकर तीसर  दतुनया के र्र ब लोर्ों के 
मलए, और भी अधधक भयावह है। तीसर  दतुनया में जहां स्वास््य सेवाएं आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं, 
जहां व्यक्तत के मलए रोट -कपड़ा-मकान हामसल करना मुहाल है, वहां यदद इच्छा-मतृ्यु को कानूनी रूप दे ददया जाए 
तो असहाय एवं र्ंभीर रोधर्यों की इच्छा-मतृ्यु के नाम पर हत्याओं की बाढ़ आ सकती है। पूंजीवाद  समाज में जहां 
मानवीय सरोकार ददनों-ददन समाप्त होते जा रहे हैं, वहां पर इच्छा-मतृ्यु के नाम पर लाखों मरणासन्न लोर्ों को 
अनइक्च्छत मौत की तरफ धाकेला जा सकता है। अत: धर्रते मानवीय सरोकारों एवं सामाक्जक जीवन में पसरती 
जा रह  अनैततकता को देखते हुए ऐसे ककसी भी फैसले के भयावह पहलुओं का भी आकलन करना जरूर  है। 
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